भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2145     
(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)
‘स्टैंड अप इंडिया’ योजना के कार्यकरण की समीक्षा किया जाना
2145.
डा॰ विनय पी॰ सहस्रबुद्धेः 

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
‘स्टैंड अप इंडिया’ योजना के शुरू होने से लेकर इसके अंतर्गत सार्वजनिक बैंकों, निजी
बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ख)
इस योजना का समग्र प्रभाव क्या रहा है; 
(ग)
क्या सरकार ने किसी भी समय इस योजना के कार्यकरण की समीक्षा की है; और 
(घ)
यदि हां, तो इस तरह की समीक्षा प्रक्रिया का क्या परिणाम हुआ?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) और (ख) : स्‍टैण्‍ड अप इंडिया योजना के अंतर्गत, योजना के आरंभ से दिनांक 26.12.2018 तक की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों की संख्‍या क्रमश: 64250, 3068 एवं 1613 है। दिनांक 26.12.2018 की स्थिति के अनुसार, स्‍टैण्‍ड अप इंडिया योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), तथा महिला उद्यमियों ने 68,931 ऋण प्राप्‍त किए हैं। इस योजना ने ग्रीनफील्‍ड  उद्यमों की स्‍थापना के लिए अपर्याप्‍त और विलंब से ऋण प्राप्‍त होने के साथ-साथ परामर्श/मेंटरशिप की कमी के कारण अत्‍यधिक कठिनाइयों का सामना कर रही जनसंख्‍या के वर्गों के बीच उद्यमिता का पोषण करने में सहायता की है। 
(ग) और (घ): इस योजना की निगरानी की जा रही है तथा बैंकों के साथ विडियो क्रान्‍फ्रेंस के माध्‍यम से विभिन्‍न स्‍तरों पर जैसे जिला स्‍तरीय परामर्श समिति (डीएलसीसी), राज्‍य स्‍तरीय कार्यान्‍वयन समिति (एसएलआईसी), राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) आदि पर इसके कार्यनिष्‍पादन की समीक्षा की जाती है।  
*****

